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जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
भाखड़ा और पोंग बांध में जलाशय स्तर
2705. श्री रामकुमार वर्मा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध और पोंग बांध पूर्ण जलाशय स्तर (एफ आर एल) तक नहीं भरे हुए हैं; 
(ख) 
यदि हां, तो क्या नवीनतम प्रौद्योगिकी, बेहतर योजना और पूर्वानुमान के प्रयोग से बांधों को एफआरएल के स्तर तक भरा जा सकता है; 
(ग) 
क्या सरकार भाखड़ा और पोंग जलाशयों में अधिकतम जल स्तर संबंधी निर्णय लेने के संदर्भ में अध्ययन करवाने के लिए भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड को निर्देश देने का विचार रखती है; 
(घ) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और 
(ङ) 
यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) और (ख) वास्‍तविक जल उपलब्‍धता/अंतर्वाहों के आधार पर भाखड़ा और पोंग जलाशयों को पूर्ण जलाशय स्‍तर (एफआरएल) तक भरा जाता है। तथापि, वर्ष 1998 के दौरान भयंकर बाढ़ के पश्‍चात् मार्च, 1989 में भारत सरकार ने भाखड़ा-नागल और व्‍यास परियोजनाओं के प्रचालन और अनुरक्षण से संबंधित समस्‍याओं की रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया था। उक्‍त समिति ने भाखड़ा और पोंग जलाशयों को भरने के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 1990 में भाखड़ा व्‍यास प्रबंधन बोर्ड ने यह निर्णय लिया था कि संभावित बाढ़ के लिए कुशन उपलब्‍ध कराने हेतु भाखड़ा और पोंग जलाशयों में अधिकतम जल स्‍तर को विनिर्दिष्‍ट एफआरएल के नीचे क्रमश: 5 फीट और 10 फीट रखा जाना चाहिए। भाखड़ा व्‍यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की तकनीकी समिति की बैठक में इस पर चर्चा/विचार-विमर्श के पश्‍चात्, जिसमें पक्षकार राज्‍यों के सिंचाई विंग के मुख्‍य अभियंताओं और राज्‍य विद्युत केन्‍द्रों ने प्रतिनिधित्‍व किया था, दोनों जलाशयों का प्रचालन किया जा रहा है । 
भाखड़ा व्‍यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने सतलुज नदी (भाखड़ा बांध) और व्‍यास नदी (पोंग बांध) पर जलाशयों के दक्ष प्रचालन के लिए तत्‍काल समय निर्णय सहायता प्रणाली (आरटीडीएसएस) विकसित की है। भाखड़ा व्‍यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) ने सतलुज और व्‍यास नदियों के आवाह क्षेत्र में पहले ही जल स्‍तर रिकॉर्डिंग केन्‍द्र संस्‍थापित किए हैं। 
(ग) से (ङ) भारत सरकार ने इस संबंध में बीबीएमबी को कोई निर्देश नहीं दिया है। तथापि, वर्ष 1988 के भंयकर बाढ़ के पश्‍चात् इस उद्देश्‍य के लिए गठित समिति की रिपोर्टों को ध्‍यान में रखते हुए पक्षकार राज्‍यों द्वारा बीबीएमबी की 138वीं और 139वीं बैठक में सूचित निर्णय लेकर जलाशयों का पूर्ण जलाशय स्‍तर (एफआरएल) निर्धारित किया गया था।
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